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लद्दाख में भारत के प्रथम और सबसे गहरे भू-
तापीय कुओ ंका लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

•	 भारत ने लद्दाख की पुगा घाटी में अपने प्रथम और सबसे गहरे 

भ-ूतापीय कुओ ंका लोकार्पण किया ह।ै यह दशे के स्वच्छ ऊर्जा 

संक्रमण की दिशा में एक महत्वपरू्ण उपलब्धि ह।ै

भू-तापीय ऊर्जा

•	 यह पथृ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग 

करके उत्पन्न की जाने वाली ऊष्मा एवं विद्युत ऊर्जा ह।ै

•	 यह इसलिए उपलब्ध होती ह ै क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ 

पथृ्वी का तापमान क्रमशः बढ़ता जाता है। जहाँ भ-ूतापीय 

प्रवणता (Geothermal Gradient) अधिक होती ह,ै वहाँ कम 

गहराई पर ही उच्च तापमान प्राप्त हो जाता ह।ै

•	 उच्च तापमान के कारण ऐसे क्षेत्रों में भजूल चट्टानों से ऊष्मा 

अवशोषित कर गर्म हो जाता ह ैऔर भाप में परिवर्तित हो जाता 

ह।ै इस भाप का उपयोग टर्बाइनों को चलाने तथा विद्युत उत्पादन 

के लिए किया जाता ह।ै

•	 यह स्थान-विशिष्ट (Site-Specific) नवीकरणीय ऊर्जा का 

स्रोत ह,ै जो विशषे रूप से दरूस्थ एवं आतंरिक क्षेत्रों की ऊर्जा 

आवश्यकताओ ंकी परू्ति के लिए उपयकु्त ह।ै

लाभ

•	 पर्यावरण-अनुकूल: भ-ूतापीय ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत 

ह ैतथा इसका कार्बन पदचिह्न (Carbon Footprint) अत्यंत 

कम होता ह।ै

•	 विश्वसनीय नवीकरणीय स्रोत: यह निरंतर उपलब्ध रहने 

वाला तथा विश्वसनीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ह।ै

•	 उच्च दक्षता: भ-ूतापीय प्रणालियाँ ऊर्जा का अत्यधिक दक्षता 

के साथ रूपांतरण करती हैं।

•	 लचीला डिजाइन: भ-ूतापीय संयंत्रों का डिजाइन विभिन्न 

स्थलों की परिस्थितियों के अनरुूप किया जा सकता ह।ै

•	 कम रखरखाव लागत: सामान्यतः इन प्रणालियों के रखरखाव 

की आवश्यकता बहुत कम होती ह।ै

•	 ऊष्मा का भंडारण: पंप ऊष्मा का भडंारण कर बाद में उसका 

उपयोग कर सकते हैं, जिससे अधिक लचीलापन प्राप्त होता ह।ै

भू-तापीय ऊर्जा की समस्याएँ

•	 हरितगृह गैसों का उत्सर्जन: निष्कर्षण प्रक्रिया के दौरान कुछ 

हरितगहृ गैसों का उत्सर्जन होता ह।ै

•	 ससंाधनों का क्षय: समय के साथ भ-ूतापीय संसाधनों का क्षय 

हो सकता ह।ै

•	 निष्कर्षण स्थल का ठंडा होना: लंबे समय तक उपयोग के बाद 

निष्कर्षण स्थल का तापमान कम हो सकता ह।ै

•	 प्रौद्योगिकीय चुनौतियाँ: ऊष्मा के स्रोत के रूप में मगै्मा का 

उपयोग करना अत्यंत चनुौतीपरू्ण ह।ै

•	 उच्च प्रारंभिक पंूजीगत लागत: भ-ूतापीय संयंत्रों की स्थापना 

के लिए प्रारंभिक निवेश काफी अधिक होता ह।ै

•	 जल प्रदूषण: कुछ संयंत्रों में बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता 

होती ह ैतथा वे जल प्रदषूण का कारण बन सकते हैं।

•	 ज्वालामुखीय गतिविधियों के निकटता: भ-ूतापीय स्रोत 

प्रायः ज्वालामखुीय क्षेत्रों के निकट पाए जाते हैं, जिससे संयंत्रों 

के संचालन पर खतरा उत्पन्न हो सकता ह।ै

•	 भंडारों की पहचान कठिन: भ-ूतापीय भडंारों का पता लगाना 

कठिन होता ह।ै साथ ही, बड़े शहरों में भ-ूतापीय प्रणालियों का 

कार्यान्वयन भी चनुौतीपरू्ण होता ह।ै

भारत में संभावनाएँ

•	 भारत में 35°C से 89°C तापमान वाले 381 चिन्हित उष्ण 

जलस्रोत (Hot Springs) हैं, जिनमें पर्याप्त भू-तापीय 

ऊर्जा की क्षमता विद्यमान ह।ै

•	 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने दशे की भ-ूतापीय 

ऊर्जा क्षमता का अनमुान 10.6 गीगावाट (GW) लगाया ह,ै जो 

10 भ-ूतापीय प्रांतों में वितरित ह।ै

•	 इनमें हिमालयी भू-तापीय प्रांत, कैं बे ग्रैबेन (Cambay 

Graben) तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रमखु हैं।
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•	 वर्तमान में वैश्विक भ-ूतापीय विद्युत उत्पादन क्षमता अभी भी  
17 गीगावाट (GW) से कम ह,ै जिसमें संयकु्त राज्य अमरेिका, 
इडंोनेशिया और फिलीपींस अग्रणी हैं।

•	 अनमुान ह ैकि भारत का भ-ूतापीय ऊर्जा बाज़ार वर्ष 2035 तक 
4.2 गीगावाट तथा 2045 तक लगभग 100 गीगावाट तक पहुचँ 
जाएगा।

•	 लद्दाख में ओएनजीसी ऊर्जा कें द्र (ONGC Energy Centre) 
ने भारत की प्रथम 1 मगेावाट (MW) प्रायोगिक भ-ूतापीय 
विद्युत परियोजना के समर्थन हते ु1,000-1,000 मीटर गहरे दो 
कुओ ंका विकास किया ह।ै
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सरकार द्वारा उठाये गए कदम
•	 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने 

अप्रयकु्त भ-ूतापीय ऊर्जा संसाधनों के अन्वेषण एवं विकास को 
प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति, 2025 
जारी की ह।ै

•	 इस नीति का उद्देश्य भ-ूतापीय ऊर्जा को भारत के नवीकरणीय 
ऊर्जा परिदृश्य के प्रमखु स्तंभों में से एक के रूप में स्थापित 
करना, वर्ष 2070 के शुद्ध-शून्य (Net Zero) लक्ष्य के प्रति 
प्रतिबद्धता को सदुृढ़ करना तथा ऊर्जा सरुक्षा सनुिश्चित करना ह।ै

•	 सरकारी/गैर-लाभकारी अनसुंधान संस्थानों को 100% वित्तीय 
सहायता तथा उद्योगों, नवप्रवर्तक उद्यमों (स्टार्टअप) आदि को 
70% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती ह।ै

•	 भारत–अमरेिका सामरिक स्वच्छ ऊर्जा साझदेारी के अतंर्गत 
नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्य मचं (Renewable 
Energy Technology Action Platform) की स्थापना।

सुझाव
•	 निजी विकासकर्ताओ ं द्वारा प्रारंभिक चरण की ड्रिलिग में 

विफलता के जोखिम को कम करने के लिए सरकारी 
समर्थन प्राप्त अन व्ेषण जोखिम निधि (Exploratory Risk 
Fund) की व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता ह।ै

•	 प्राकृतिक जलभतृों (Aquifers) से बाहर स्थित गहरी गर्म 
एवं शषु्क शलै प्रणालियों तक पहुचँने के लिए उन्नत भ-ू
तापीय प्रणालियों (EGS) तथा बंद-परिपथ (Closed Loop) 
प्रौद्योगिकियों में निवेश की आवश्यकता ह।ै

•	 गहरे हिमालयी ग्रेनाइट तथा जटिल रूपांतरित शैल 
सरंचनाओ ंमें ड्रिलिग के लिए उच्च तापमान सहन करने वाले 
कठोर-शलै ड्रिलिग रिग विकसित किए जाने की आवश्यकता ह।ै

•	 अत्यधिक जलवाय ुवाले सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय अर्थव्यवस्था 
को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत उत्पादन के अतिरिक्त तापीय 
अनपु्रयोगों, जैसे जिला स्तर पर ताप व्यवस्था (District Space 
Heating) तथा कोल्डचने अवसंरचना, को तेज़ी से विकसित 
करने की आवश्यकता ह।ै

स्रोत :IE

दलबदल से लोकतंत्र की नैतिक पवित्रता पर 
प्रभाव

संदर्भ
•	 भारतीय राजनीति में चनुाव के बाद बार-बार होने वाले दलबदल 

तथा राजनीतिक दलों के पनुर्संरेखण ने लोकतांत्रिक नैतिकता, 
मतदाताओ ंके विश्वास तथा जनादशे की पवित्रता के क्षरण को 
लेकर चितंाओ ंको पनुः बढ़ा दिया ह।ै

राजनीतिक दलबदल क्या है?
•	 राजनीतिक दलबदल से तात्पर्य किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि 

द्वारा एक राजनीतिक दल के टिकट पर निर्वाचित होने के बाद 
किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने से ह।ै

•	 1960 और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में संसद तथा राज्य 
विधानमडंलों में दलबदल की घटनाए ँइतनी अधिक हो गई थीं 
कि इसके लिए “आया राम, गया राम” शब्द प्रचलित हुआ।

दलबदल लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों है?
•	 जनादेश का उल्लंघन: मतदाता किसी प्रत्याशी का चयन 

उसके राजनीतिक दल की विचारधारा, घोषणा-पत्र तथा नेततृ्व 
के आधार पर करते हैं। चनुाव के बाद दल बदलना मतदाताओ ं
द्वारा दिए गए जनादशे के साथ विश्वासघात ह।ै

•	 अवसरवादी राजनीति को बढ़ावा: बार-बार होने वाला 
दलबदल विचारधारा एवं जनसेवा की अपेक्षा राजनीतिक 
अस्तित्व को अधिक महत्त्व दतेा ह,ै जिससे सिद्धांत-आधारित 
राजनीति के स्थान पर लेन-दने आधारित राजनीति को प्रोत्साहन 
मिलता ह।ै

•	 लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा का कमजोर होना: संसदीय लोकतंत्र 
के लिए एक सशक्त सरकार के साथ-साथ प्रभावी विपक्ष भी 
आवश्यक ह।ै किंत ुबड़े पैमाने पर होने वाला दलबदल विपक्ष की 
कार्यपालिका की जवाबदेही सनुिश्चित करने तथा विश्वसनीय 
विकल्प प्रस्तुत करने की क्षमता को कमजोर करता ह।ै

दल-बदल विरोधी कानून
•	 दल-बदल विरोधी काननू को वर्ष 1985 में सवंिधान (बावनवाँ 

सशंोधन) अधिनियम के माध्यम से संविधान में दसवीं 
अनुसचूी जोड़कर लाग ूकिया गया।

•	 इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दल बदलने के आधार पर संसद 
तथा राज्य विधानमडंलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करना 
था।

•	 यदि सदन का कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचित होने के बाद 
किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता ह,ै तो वह सदन की 
सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता ह।ै

•	 यदि सदन का कोई मनोनीत सदस्य सदन में अपना स्थान ग्रहण 
करने की तिथि से छह माह की अवधि समाप्त होने के बाद 
किसी राजनीतिक दल में शामिल होता ह,ै तो वह भी सदस्यता 
के लिए अयोग्य हो जाता ह।ै

•	 सवंिधान (इक्यानबेवाँ सशंोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा 
इस काननू को और अधिक कठोर बनाया गया। इसके अतंर्गत 
विधानमडंल दल के कम-से-कम एक-तिहाई सदस्यों के समहू 
को प्राप्त अयोग्यता से छूट समाप्त कर दी गई।
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•	 इसके बाद केवल वही विलय (Merger) अयोग्यता से छूट का 
पात्र माना गया, जिसे संबंधित विधानमडंल दल के कम-से-कम 
दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो।

मुख्य चिताएँ
•	 दसवीं अनुसचूी के अंतर्गत अयोग्यता संबंधी याचिकाओ ंपर 

निर्णय लेने का अधिकार संबंधित सदनों के पीठासीन अधिकारियों 
को प्राप्त ह—ैलोकसभा एवं राज्य विधानसभाओ ं में 
अध्यक्ष (Speaker) तथा राज्यसभा एवं विधान परिषदों में 
सभापति (Chairman)।

•	 जहाँ राज्यसभा के सभापति के लिए अपने मलू राजनीतिक दल 
से त्यागपत्र दनेा अनिवार्य ह,ै वहीं लोकसभा एवं विधानसभाओ ं
के अध्यक्षों के लिए ऐसा कोई प्रावधान अनिवार्य नहीं ह।ै

•	 यह व्यवस्था संस्थागत निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़े करती ह।ै 
कई मामलों में पीठासीन अधिकारियों ने अयोग्यता संबंधी 
याचिकाओ ंपर निर्णय महीनों, वर्षों अथवा परेू सदन के कार्यकाल 
तक लंबित रखा ह।ै

उच﻿्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्णय
•	 किहोतो होल्लोहन बनाम ज़ाचिल ह्ू (1992): उच्चतम 

न्यायालय ने दसवीं अनसुचूी की संवैधानिक वैधता को बरकरार 
रखा तथा यह निर्णय दिया कि अयोग्यता के संबंध में अध्यक्ष 
का निर्णय अतंिम नहीं ह ैऔर न्यायिक पनुरावलोकन के अधीन 
रहगेा।

•	 केइशाम मेघचंद्र सिहं बनाम अध्यक्ष, मणिपुर विधानसभा 
(2020): उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि दसवीं अनसुचूी 
के अतंर्गत दलबदल संबंधी मामलों का निर्णय उचित समय 
के भीतर किया जाना चाहिए तथा इसके लिए तीन माह की 
अधिकतम समय-सीमा की अनशुसंा की।

आगे की राह
•	 ससं्थागत सधुार: अयोग्यता संबंधी याचिकाओ ंके निस्तारण 

हते ु समयबद्ध व्यवस्था स्थापित की जाए तथा निर्णय का 
अधिकार किसी स्वतंत्र न्यायाधिकरण को सौंपने पर विचार 
किया जाए।

•	 राजनीतिक सधुार: राजनीतिक दलों के भीतर आतंरिक 
लोकतंत्र को सदुृढ़ किया जाए तथा प्रत्याशी चयन प्रक्रिया को 
अधिक पारदर्शी एवं विचारधारा-आधारित बनाया जाए।

•	 निर्वाचन सधुार: चनुाव के बाद होने वाले राजनीतिक पनुर्संरेखण 
की निगरानी में निर्वाचन आयोग की भमूिका को और अधिक 
सशक्त बनाया जाए।

स्रोत: TH

भारत और मोल्दोवा के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा 
परिषद् सुधारों पर चर्चा

सन﻿्दर्भ
•	 राष्ट्रपति द्रौपदी मरु्मु की मोल्दोवा की आधिकारिक यात्रा के 

दौरान भारत और मोल्दोवा ने सयुंक्त राष्ट्र सरुक्षा परिषद् 
(UNSC) सहित बहुपक्षीय सगंठनों में सधुारों पर चर्चा की।

परिचय
•	 वर्ष 1992 में दोनों दशेों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना 

के बाद परू्वी यरूोप के स्थलरुद्ध (Landlocked) दशे मोल्दोवा 
की यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा ह।ै

•	 दोनों दशे डिजिटल सार्वजनिक अवसरंचना, नवाचार, खाद्य 
प्रससं्करण, रसद (लॉजिस्टिक्स) तथा कौशल विकास के 
क्षेत्रों में भी सहयोग की संभावनाओ ंका पता लगा रह ेहैं।

•	 परू्वी यरूोप के प्रति भारत की सक्रियता का उद्देश्य फ्रांस और 
जर्मनी जैसी प्रमखु पश्चिमी यरूोपीय शक्तियों से आगे बढ़कर 
यूरोप के साथ अपने सबंंधों में विविधता लाना ह।ै

•	 आगामी दिनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मरु्मु उत्तरी मैसिडोनिया तथा 
रोमानिया की भी यात्रा करेंगी।

मोल्दोवा का परिचय
•	 मोल्दोवा चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ दशे ह,ै जिसकी 

सीमाए ँ यूक्रेन  और रोमानिया से लगती हैं। 1991 में 
सोवियत संघ के विघटन के बाद यह एक स्वतंत्र गणराज्य 
के रूप में उभरा।

•	 मोल्दोवा कार्पेथियन पर्वतों की विशाल चाप(great arc) 
के परू्व में स्थित ह।ै

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्
•	 संयकु्त राष्ट्र सरुक्षा परिषद ्(UNSC) संयकु्त राष्ट्र के प्रमखु अगंों 

में से एक ह,ै जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सरुक्षा बनाए रखने के 
लिए उत्तरदायी ह।ै

•	 इसकी स्थापना वर्ष 1945 में सयुंक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत 
की गई थी। इसमें 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें वीटो शक्ति 



6 दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

वाले पाँच स्थायी सदस्य—चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड 
किगडम तथा सयुंक्त राज्य अमेरिका। 

•	 संयकु्त राष्ट्र महासभा द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए 
निर्वाचित 10 अस्थायी सदस्य शामिल होते हैं।

•	 इसका मखु्यालय न्यूयॉर्क  नगर में स्थित ह।ै

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधारों की आवश्यकता
•	 वर्तमान सरंचना: सरुक्षा परिषद ् की वर्तमान संरचना में कई 

महत्त्वपरू्ण क्षेत्रों का अपर्याप्त अथवा बिल्कु ल प्रतिनिधित्व  
नहीं ह।ै

•	 सघंर्षों का समाधान करने में अक्षमता: वर्तमान संरचना के 
कारण परिषद ्अनेक गंभीर संघर्षों का प्रभावी समाधान करने 
तथा अतंर्राष्ट्रीय शांति एवं सरुक्षा बनाए रखने में सक्षम नहीं  
रही ह।ै

•	 विश्व व्यवस्था में परिवर्तन: वर्ष 1945 के बाद विश्व व्यवस्था 
में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इसलिए इन नई वास्तविकताओ ंका 
प्रतिबिब सरुक्षा परिषद ्की स्थायी सदस्यता में भी दिखाई दनेा 
चाहिए।

•	 वीटो शक्ति: वर्तमान में केवल पाँच स्थायी सदस्यों के पास 
वीटो शक्ति ह।ै इसके प्रयोग के कारण यूक्रेन  तथा गाज़ा जैसे 
वैश्विक सकंटों और संघर्षों पर परिषद ्की प्रभावी कार्रवाई कई 
बार बाधित हुई ह।ै

•	 परिषद ्के शेष 10 सदस्य केवल दो वर्ष के लिए अस्थायी 
सदस्य चनेु जाते हैं तथा उन्हें वीटो शक्ति प्राप्त नहीं होती।

•	 वैधता: पाँच स्थायी सदस्यों, विशषेकर उनकी वीटो शक्ति, के 
पास असंतलुित अधिकार होने से परिषद ् की निष्पक्षता और 
वैधता पर प्रश्न उठते हैं।

स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे को मजबूत 
करने वाले कारक
•	 वैश्विक जनसखं्या एवं प्रतिनिधित्व: भारत विश्व का सर्वाधिक 

जनसंख्या वाला दशे ह ैतथा विश्व की लगभग 18% जनसखं्या 
का प्रतिनिधित्व करता ह।ै

•	 इतनी बड़ी जनसंख्या के कारण संयकु्त राष्ट्र सरुक्षा परिषद ्जैसे 
वैश्विक निर्णयकारी निकायों में भारत का अनपुातिक प्रतिनिधित्व 
उचित ह।ै

•	 आर्थिक महाशक्ति: भारत सकल घरेल ू उत्पाद (नाममात्र) 
तथा क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर विश्व की प्रमखु 
अर्थव्यवस्थाओ ंमें शामिल हो चकुा ह।ै

•	 भारत की आर्थिक शक्ति वैश्विक स्थिरता एवं विकास में 
महत्त्वपरू्ण योगदान दतेी ह,ै जो सरुक्षा परिषद ्के अतंर्राष्ट्रीय शांति 
एवं सरुक्षा बनाए रखने के उद्देश्य के अनरुूप ह।ै

•	 शांति स्थापना के प्रति प्रतिबद्धता: भारत संयकु्त राष्ट्र के 
शांति स्थापना अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओ ंमें से एक 
रहा ह,ै जो वैश्विक शांति एवं सरुक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता 
को दर्शाता ह।ै

•	 सामरिक महत्त्व: भारत दक्षिण एशिया तथा व्यापक हिदं-प्रशांत 
क्षेत्र में अत्यंत महत्त्वपरू्ण भ-ूराजनीतिक स्थिति रखता ह।ै

•	 इसका प्रभाव क्षेत्रीय सीमाओ ंसे आगे तक फैला हुआ ह,ै जिससे 
आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन तथा समुद्री सरुक्षा जैसी 
वैश्विक चनुौतियों से निपटने में इसकी भमूिका अत्यंत महत्त्वपरू्ण 
हो जाती ह।ै

•	 लोकतांत्रिक मूल्य: विश्व के सबस े बड़े लोकतंत्र के रूप में 
भारत बहुलवाद, सहिष्णुता तथा समावेशिता के सिद्धांतों 
का पालन करता ह,ै जो संयकु्त राष्ट्र की मलू भावना के अनरुूप 
हैं।

•	 सदस्य देशों का समर्थन: भारत को संयकु्त राष्ट्र के अनेक 
सदस्य दशेों का व्यापक समर्थन प्राप्त ह।ै यह समर्थन वैश्विक स्तर 
पर भारत की भमूिका तथा सरुक्षा परिषद ्की क्षमता को सदुृढ़ 
करने में उसके संभावित योगदान की मान्यता को दर्शाता ह।ै

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार लागू करने की 
सीमाएँ
•	 स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति: सरुक्षा परिषद ्की संरचना या 

कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार के सधुार के लिए पाँचों स्थायी 
सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती ह।ै

•	 इन दशेों के हित एक-दसूरे से भिन्न हैं और वे ऐसे परिवर्तनों का 
समर्थन करने से हिचकिचाते हैं, जिनसे परिषद ्में उनका प्रभाव 
कम हो सकता ह।ै

•	 क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरण: क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता तथा भ-ू
राजनीतिक तनाव परिषद ्में सधुार के प्रयासों को जटिल बना 
दतेे हैं।

•	 सधुार प्रक्रिया की जटिलता: संयकु्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन के 
लिए बड़ी संख्या में सदस्य दशेों द्वारा अनमुोदन आवश्यक होता 
ह।ै यह प्रक्रिया लंबी एवं जटिल होने के कारण सार्थक सधुारों को 
लाग ूकरना कठिन हो जाता ह।ै

•	 चीन का विरोध: सरुक्षा परिषद ्का स्थायी सदस्य होने के कारण 
चीन भारत की स्थायी सदस्यता के प्रयासों में प्रमखु बाधा बना 
हुआ ह।ै

आगे की राह
•	 यह आवश्यक ह ैकि सरुक्षा परिषद ्की स्थायी एवं अस्थायी 

दोनों प्रकार की सदस्यता आज की विश्व व्यवस्था का 
प्रतिनिधित्व करे, न कि केवल द्वितीय विश्व यदु्ध के बाद की 
परिस्थितियों का।
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•	 सयुंक्त राष्ट्र सरुक्षा परिषद् में सधुार उसकी प्रासंगिकता, 
वैधता तथा प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, 
ताकि वह 21वीं शताब्दी की जटिल वैश्विक सरुक्षा चनुौतियों का 
प्रभावी ढंग से सामना कर सके।

•	 तथापि, इन सधुारों पर संयकु्त राष्ट्र के सदस्य दशेों के बीच 
सर्वसम्मति प्राप्त करना अब भी एक कठिन तथा निरंतर चलने 
वाली प्रक्रिया ह।ै

स्रोत: IE

भारत और स्पेन के बीच यूपीआई–बिज़ुम 
(Bizum) अंतरसंचालनीयता पर वार्ता तेज़

सन्दर्भ
•	 भारत और स्पेन ने भारत की एकीकृत भुगतान इटंरफेस 

(Unified Payments Interface–UPI) तथा स्पेन 
के बिज़ुम (Bizum) डिजिटल भुगतान मंच के बीच 
अंतरसचंालनीयता (Interoperability) सक्षम करने के लिए 
वार्ताओ ंमें तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की है

अन्य प्रमुख बिदु
•	 दोनों दशे राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष परू्ण होने का स्मरण कर 

रह ेहैं तथा भारत–स्पेन द्वैध वर्ष : ससं्कृति , पर्यटन एवं कृत्रिम 
बुद्धिमत्ता–2026 का उत्सव मना रह ेहैं।

•	 दोनों दशेों ने निवेश सवुिधा को सदुृढ़ करने, पेशवेरों की 
आवाजाही को सगुम बनाने तथा लैटिन अमेरिका में सयुंक्त 
निवश को बढ़ावा दनेे के उपायों पर भी चर्चा की।

•	 दोनों पक्षों ने ऑटोमोबाइल, औषधि, रसायन, वस्त्र, 
नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन तथा अवसरंचना के क्षेत्रों में 
सहयोग की व्यापक संभावनाओ ंकी पहचान की।

•	 इसी यरूोप यात्रा के दौरान भारत ने एस्टोनिया के साथ भी 
वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) सहयोग तथा यूपीआई के 
सभंावित एकीकरण पर चर्चा की।

•	 यपूीआई पहले ही फ्रांस, सिगंापुर, सयुंक्त अरब अमीरात, 
मॉरीशस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान तथा कतर सहित कई 
दशेों में अतंरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित हो चकुा ह।ै

भारत–स्पेन द्विपक्षीय संबंधों का अवलोकन

राजनयिक सबंंध

•	 भारत और स्पेन के बीच वर्ष 1956 में राजनयिक सबंंध 
स्थापित हुए।

•	 तब से दोनों दशेों ने अपने राजनीतिक संबंधों को सदुृढ़ करने के 
लिए अनेक उच्च-स्तरीय यात्राए ँएवं वार्ताए ँकी हैं।

आर्थिक सबंंध

•	 स्पेन, यरूोप में भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार 
है। वर्ष 2023 में दोनों दशेों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 9.9 अरब 
अमरेिकी डॉलर रहा।

•	 इसी अवधि में भारत का निर्यात 7.17 अरब अमरेिकी डॉलर 
तथा आयात 2.74 अरब अमरेिकी डॉलर रहा।

•	 भारत–स्पेन सयुंक्त आर्थिक सहयोग आयोग (JCEC) की 
स्थापना 1972 के व्यापार एवं आर्थिक सहयोग समझौते के 
अतंर्गत की गई थी और अब तक इसकी 12 बैठकें  आयोजित 
हो चकुी हैं।

•	 निवेश: दिसंबर 2023 तक 3.94 अरब अमरेिकी डॉलर के 
संचयी प्रत्यक्ष विदशेी निवेश (FDI) के साथ स्पेन भारत में 
16वाँ सबसे बड़ा विदेशी निवशक ह।ै

रक्षा

•	 भारत के रक्षा क्षेत्र के विविधीकरण एवं आधनुिकीकरण में स्पेन 
एक महत्त्वपरू्ण भागीदार के रूप में उभरा ह।ै

•	 एयरबस स्पेन से 56 C295 विमान की खरीद रक्षा विमानन 
क्षेत्र में ‘मेक इन इडंिया’ की पहली परियोजना का 
प्रतिनिधित्व करती ह।ै

पर्यटन

•	 दोनों दशेों के बीच पर्यटन लगातार बढ़ रहा ह।ै प्रतिवर्ष लगभग 
2.5 लाख भारतीय पर्यटक स्पेन की यात्रा करते हैं, जबकि 
लगभग 40,000 स्पेनी पर्यटक भारत आते हैं।

स्पेन–भारत परिषद् फाउंडेशन

•	 स्पेन–भारत परिषद ्फाउंडेशन एक निजी गैर-लाभकारी सगंठन 
ह,ै जो स्पेन के विदशे मतं्रालय के समन्वय में तथा ऑब्जर्वर 
रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के सहयोग से कार्य करता ह।ै

•	 यह मचं भारत और स्पेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा दनेे 
का एक महत्त्वपरू्ण माध्यम ह।ै

बहुपक्षीय सहयोग

•	 दोनों दशे सयुंक्त राष्ट्र, G20 तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 
(ISA) जैसे अतंरराष्ट्रीय मचंों पर सहयोग करते हैं तथा 
जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और सतत विकास जैसी 
वैश्विक चनुौतियों से मिलकर निपटते हैं।

भारतीय प्रवासी समुदाय

•	 स्पेन में लगभग 75,000 भारतीय मूल के लोग निवास करते 
हैं, जिनकी प्रमखु उपस्थिति कैटालोनिया, वेलेंसिया, मैड्रिड 
तथा कैनरी द्वीपसमहू में ह।ै
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स्पेन
•	 स्पेन आइबेरियन प्रायद्वीप के ज़्यादातर भाग में फैला 

हुआ ह।ै यह उत्तर में पाइरेनीज़ पहाड़ों से लेकर दक्षिण 
में जिब्राल्टर जलडमरूमध्य तक फैला ह,ै जो स्पेन को 
अफ़्रीका से अलग करता ह।ै

•	 स्पेन की सीमा पश्चिम में पुर्तगाल से और उत्तर-पूर्व में 
फ़्रांस से लगती ह।ै

•	 इसके पूर्व में भूमध्य सागर ह,ै जिसमें स्पेन के बैलेरिक 
द्वीप भी शामिल हैं।

•	 स्पेन के दक्षिणी और पूर्वी तटों पर - उपजाऊ अंडालूसी 
मैदान से लेकर पाइरेनीज़ तक - अक्सर ‘सिरोको’ नाम 
की गर्म हवाए ँचलती हैं।

आगे की राह
•	 भारत और स्पेन के बीच विकसित होते आर्थिक एवं राजनयिक 

संबंध अत्यंत संभावनाशील हैं। दोनों दशेों के सहयोग के प्रमुख 
क्षेत्र व्यापार, निवश, नवीकरणीय ऊर्जा, अवसरंचना तथा 
रक्षा हैं।

•	 नवीकरणीय ऊर्जा, अवसरंचना तथा पर्यावरणीय 
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्पेन की विशषेज्ञता, भारत के विस्तृत 
होते बाज़ार की आवश्यकताओ ंके साथ परस्पर परूक ह।ै

•	 “मेक इन इडंिया” तथा “डिजिटल इडंिया” जैसी पहलें 
आगे के सहयोग के लिए अनकूुल वातावरण प्रदान करती हैं 
तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवश (FDI) को प्रोत्साहित करती हैं।

•	 दोनों दशे अपनी-अपनी परस्पर शक्तियों का प्रभावी उपयोग 
करते हुए सहयोग को निरंतर सदुृढ़ कर रह ेहैं। ऐसे में भारत–स्पेन 
द्विपक्षीय संबंधों का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल दिखाई दतेा ह ैतथा 
दोनों दशेों के बीच सहयोग और अधिक गहरा होने की व्यापक 
संभावनाए ँहैं।

स्रोत: PIB

मत्स्य पालन सब्सिडी पर विश्व व्यापार 
संगठन(WTO) का समझौता

संदर्भ
•	 हाल ही में भारत ने विश्व व्यापार सगंठन (WTO) के मत्स्य 

पालन सब्सिडी समझौते के लिए अपनी स्वीकृति-पत्र 
(Instrument of Acceptance) जमा कर दिया, जिससे वह 
इस समझौते से जडु़ने वाला 123वाँ सदस्य बन गया।

विश्व व्यापार संगठन का मत्स्य पालन सब्सिडी 
समझौता

परिचय

•	 इसे जून 2022 में जिनवा में आयोजित विश्व व्यापार सगंठन 
के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12) में सर्वसम्मति से 
अपनाया गया था।

•	 यह 15 सितंबर 2025 को विश्व व्यापार सगंठन के दो-तिहाई 
सदस्यों द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद प्रभावी हुआ।

•	 यह पर्यावरणीय सततता के उद्देश्य वाला विश्व व्यापार संगठन 
का पहला बहुपक्षीय समझौता ह।ै

उद्देश्य

•	 अवैध, अप्रतिवेदित एवं अनियमित (IUU) मत्स्य पालन को 
प्रोत्साहित करने वाली सब्सिडियों को समाप्त करना।

•	 क्षीण हो चकेु मत्स्य भडंारों के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा दनेे 
वाली सब्सिडियों को हतोत्साहित करना।

•	 समदु्री संसाधनों के सतत उपयोग एवं दीर्घकालिक संरक्षण को 
सनुिश्चित करना।

•	 नियम-आधारित वैश्विक मत्स्य शासन व्यवस्था की स्थापना 
करना।

समझौते का दायरा

•	 यह समझौता समदु्री प्राकृतिक मत्स्य पालन तथा समदु्र में 
संचालित मत्स्य संबंधी गतिविधियों को शामिल करता ह।ै

•	 इसमें मत्स्य पालन कृषि (Aquaculture) तथा अंतर्देशीय 
मत्स्य पालन को शामिल नहीं किया गया ह।ै

विश्व व्यापार संगठन के अन्य सब्सिडी संबंधी 
समझौते
•	 सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपायों पर समझौता (SCM 

Agreement): यह वस्तुओ ंके व्यापार को प्रभावित करने 
वाली सब्सिडियों से संबंधित ह।ै यह निर्यात सब्सिडी तथा 
आयात प्रतिस्थापन सब्सिडी को प्रतिबंधित करता ह ैऔर 
हानि पहुचँाने वाली सब्सिडियों के विरुद्ध कार्रवाई की 
अनमुति दतेा ह।ै
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•	 कृषि पर समझौता (Agreement on Agriculture 
– AoA): इसमें घरेल ू सहायता, निर्यात सब्सिडी तथा 
बाज़ार पहुचँ शामिल हैं। घरेल ूसहायता को व्यापार विकृति 
के आधार पर एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स तथा ग्रीन बॉक्स में 
वर्गीकृत किया गया ह।ै

•	 सेवाओ ं के व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS): 
इसके अतंर्गत सेवाओ ंपर दी जाने वाली सब्सिडियों के संबंध 
में अभी कोई व्यापक नियम नहीं हैं। विश्व व्यापार संगठन के 
सदस्य इस विषय पर नियम विकसित करने हते ुवार्ता जारी 
रख ेहुए हैं।

अंतर
•	 SCM समझौता: औद्योगिक एवं विनिर्मित उत्पादों पर दी 

जाने वाली सब्सिडियों से संबंधित ह।ै

•	 कृषि पर समझौता (AoA): किसानों को दी जाने वाली 
सब्सिडी एवं निर्यात सहायता को शामिल करता ह।ै

•	 GATS: सेवाओ ंपर दी जाने वाली सब्सिडियाँ अभी विश्व 
व्यापार संगठन के नियमों के अतंर्गत शामिल नहीं हैं।

भारत द्वारा समझौते को स्वीकार करना क्यों महत्त्वपूर्ण 
है?

लघु एवं पारंपरिक मछुआरों की सरुक्षा

•	 भारत का मत्स्य क्षेत्र मखु्यतः पारंपरिक एवं लघ ुमछुआरों पर 
आधारित ह,ै जबकि अनेक विकसित दशेों के पास बड़े पैमाने पर 
संचालित दरूस्थ समदु्री औद्योगिक मत्स्य बेड़े हैं।

•	 यह समझौता अधिक न्यायसंगत वैश्विक मत्स्य व्यवस्था स्थापित 
करता ह।ै

•	 यह औद्योगिक स्तर के मत्स्य दोहन को बढ़ावा दनेे वाली 
हानिकारक सब्सिडियों की समीक्षा करता ह ैतथा समदु्री संसाधनों 
पर निर्भर आजीविकाओ ंकी सरुक्षा का समर्थन करता ह।ै

सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा

•	 भारत की स्वीकृति उसकी ब्लू इकोनॉमी तथा सतत विकास 
लक्ष्य–14 (जल के नीचे जीवन) के प्रति प्रतिबद्धता के 
अनरुूप ह।ै

•	 यह समझौता उत्तरदायी मत्स्य पालन, समदु्री जैव विविधता 
के संरक्षण तथा मत्स्य भडंारों के सतत उपयोग को प्रोत्साहित  
करता ह।ै

समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा

•	 वैश्विक समदु्री खाद्य बाज़ारों में सतत स्रोतों, अनरेुखणीयता 
(Traceability) तथा पर्यावरण-अनकूुल उत्पादन की माँग 
लगातार बढ़ रही ह।ै

•	 इस समझौते में भारत की भागीदारी उसे उत्तरदायी समदु्री खाद्य 
निर्यातक के रूप में अधिक विश्वसनीय बनाएगी, प्रीमियम 
अतंर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुचँ बढ़ाएगी तथा आयातक दशेों का 
विश्वास सदुृढ़ करेगी।

•	 इस समझौते का भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना कम ह,ै क्योंकि भारत का अधिकांश 
समुद्री खाद्य निर्यात मत्स्य पालन कृषि (Aquaculture) 
पर आधारित ह।ै

भारत में वर्तमान मत्स्य प्रबंधन व्यवस्था
•	 विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मत्स्य ससंाधनों के सतत 

दोहन नियम, 2025: यह भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में 
मत्स्य पालन को विनियमित करता ह ै तथा सतत दोहन को 
बढ़ावा दतेा ह।ै

•	 उच्च समुद्रों में मत्स्य ससंाधनों के सतत दोहन हेतु दिशा-
निर्देश (2025): यह अतंरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में भारतीय ध्वज 
वाले पोतों के संचालन को विनियमित करता ह ैतथा उत्तरदायी 
मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करता ह।ै

•	 प्रधानमंत्री मत्स्य सपंदा योजना (PMMSY): इसका उद्देश्य 
क्षमता निर्माण, अवसंरचना विकास, सतत मत्स्य पालन, मत्स्य 
मलू्य श्रृंखला का विकास तथा मछुआरों के कल्याण को बढ़ावा 
दनेा ह।ै

•	 ये सभी उपाय समदु्री संरक्षण सनुिश्चित करते हैं तथा पारंपरिक 
एवं लघ ुमछुआरों के लिए पर्याप्त नीतिगत अवसर बनाए रखते 
हैं।

भारत के लिए लाभ

आर्थिक

•	 अतंर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक बेहतर पहुचँ।

•	 निर्यात की प्रतिष्ठा में वदृ्धि।

•	 झींगा (प्रॉन) निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना।

पर्यावरणीय

•	 समदु्री पारितंत्रों पर दबाव में कमी।

•	 मत्स्य भडंारों का संरक्षण।

•	 समदु्री शासन व्यवस्था में सधुार।

सामाजिक

•	 आजीविका की सरुक्षा।

•	 तटीय समदुायों को समर्थन।

•	 संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग।
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सामरिक

•	 नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की 
प्रतिबद्धता को सदुृढ़ करना।

•	 सतत महासागर शासन में भारत की नेततृ्वकारी भमूिका को 
प्रदर्शित करना।

आगे की चुनौतियाँ
•	 अवैध, अप्रतिवदित एवं अनियमित (IUU) मत्स्य पालन 

की प्रभावी निगरानी।

•	 भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में निगरानी व्यवस्था 
को और सदुृढ़ करना।

•	 संरक्षण एवं आजीविका के बीच सतुंलन बनाए रखना।

•	 समझौते के कार्यान्वयन के दौरान लघ ु मछुआरों को पर्याप्त 
सहायता सनुिश्चित करना।

•	 विश्व व्यापार संगठन के ढाँच ेके अतंर्गत मत्स्य पालन सब्सिडी से 
संबंधित शषे लंबित वार्ताओ ंका समाधान करना।

स्रोत: PIB

छत्तीसगढ़ के नदी संरक्षण उपाय: एक अध्ययन

चर्चा में क्यों?
•	 शिवनाथ तथा खारून नदियों में अनपुचारित औद्योगिक 

अपशिष्ट जल के प्रवाह, प्रदषूित जल तथा मछलियों की 
मृत्यु पर व्यक्त चितंाओ ंके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च 
न्यायालय को सचूित किया कि नदी प्रदषूण रोकने के लिए 
अनेक उपाय किए गए हैं।

नदी संरक्षण
•	 नदी संरक्षण से तात्पर्य नदियों तथा उनके पारितंत्रों के 

नियोजित सरंक्षण एवं सतत प्रबंधन से है, ताकि मानव 
आवश्यकताओ,ं कृषि, उद्योग तथा जैव विविधता के लिए 
दीर्घकाल तक मीठे जल की उपलब्धता सनुिश्चित की जा 
सके।

•	 जलवायु परिवर्तन, जनसखं्या वदृ्धि, प्रदूषण, अवैध 
अतिक्रमण तथा जल के अत्यधिक दोहन जैसी बढ़ती 
चनुौतियों को दखेते हुए कठोर एवं प्रभावी नदी सरंक्षण 
कानूनों की आवश्यकता ह।ै

छत्तीसगढ़ की प्रमुख पहलें: एक अध्ययन
•	 प्रधानमंत्री गति शक्ति मंच पर नदी के उद्गम स्थलों का जियो-

टैगिग एवं डिजिटल मानचित्रण।

•	 प्रत्येक जिले के लिए नदी पुनर्जीवन योजना तैयार करना 
तथा नदी प्रवाह, भजूल स्तर एवं जल गणुवत्ता की वैज्ञानिक 
निगरानी करना।

•	 भारतीय प्रौद्योगिकी ससं्थान, रुड़की (IIT Roorkee), 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी ससं्थान, रायपुर (NIT Raipur) तथा 
छत्तीसगढ़ स्वामी विवकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, 
भिलाई (CSVTU Bhilai) द्वारा सतत नदी पनुर्स्थापन 
योजनाओ ंपर कार्य किया जा रहा ह।ै

•	 नदी पनुर्जीवन प्रयासों को और अधिक सदुृढ़ बनाने के लिए 
विशेषज्ञों एवं हितधारकों को एक मंच पर लाने हेतु राज्य 
स्तरीय स्रोत महोत्सव एवं कार्यशाला का आयोजन किया 
जाएगा।

•	 राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को वैज्ञानिक आधार पर संरक्षण 
कार्य, गाद हटाने (Desiltation), नदी तट संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण 
उपाय करने तथा पनुर्स्थापन गतिविधियों के जियो-टैग किए 
गए साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

•	 उदाहरण के लिए, हसदेव नदी की पुनर्जीवन योजना में 
जलग्रहण क्षेत्र उपचार, गाद हटाना, वकृ्षारोपण, भजूल एवं जल 
गणुवत्ता की निगरानी तथा उद्गम स्थल का पर्यावरण-अनकूुल 
विकास शामिल ह।ै

नदी संरक्षण हेतु सरकार की अन्य प्रमुख पहलें  

नदी बेसिन प्रबंधन (RBM) योजना

•	 यह जल ससंाधन, नदी विकास एवं गंगा सरंक्षण विभाग, 
जल शक्ति मंत्रालय की एक कें द्रीय क्षेत्र योजना ह।ै

•	 इसका उद्देश्य नदी बेसिन स्तर पर सतही जल एवं भजूल संसाधनों 
की समकेित योजना, अध्ययन एवं विकास को बढ़ावा दनेा ह।ै

•	 इसका कार्यान्वयन तीन प्रमखु संस्थाओ ं ब्रह्मपुत्र बोर्ड, 
कें द्रीय जल आयोग (CWC) तथा राष्ट्रीय जल विकास 
अभिकरण (NWDA) के माध्यम से किया जाता ह।ै

नमामि गंगे कार्यक्रम

•	 यह राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदषूण नियंत्रण, संरक्षण एवं पनुर्जीवन 
के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जनू 2014 में 20,000 
करोड़ रुपये के बजट के साथ कें द्र सरकार द्वारा स्वीकृत एक 
समकेित संरक्षण मिशन एवं प्रमखु (Flagship) कार्यक्रम ह।ै

राष्ट्रीय नदी सरंक्षण योजना (NRCP)

•	 यह एक कें द्रीय प्रायोजित योजना ह,ै जिसके अतंर्गत गंगा नदी 
बेसिन को छोड़कर दशे की चिन्हित नदी धाराओ ं में प्रदषूण 
नियंत्रण हते ुराज्यों एवं कें द्रशासित प्रदशेों को लागत-साझदेारी 
के आधार पर वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती ह।ै
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कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
•	 कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), विभिन्न राज्यों एवं 

कें द्रशासित प्रदशेों के राज्य प्रदषूण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के 
सहयोग से राष्ट्रीय जल गणुवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अतंर्गत 
दशे की नदियों एवं अन्य जल निकायों की जल गणुवत्ता की 
निगरानी करता ह।ै

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर

चर्चा में क्यों ?
•	 भारत, गजुरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर 

(NMHC) की स्थापना कर रहा ह,ै जिसका उद्देश्य दशे के 
4,500 वर्ष पुराने समुद्री इतिहास तथा सिंध ु घाटी सभ्यता 
(Indus Valley Civilisation) की विरासत का प्रदर्शन 
करना ह।ै

लोथल
•	 लोथल लगभग 2400 ईसा पूर्व में सिंध ुघाटी सभ्यता का एक 

प्रमखु नगर था।

•	 गजुराती भाषा में “लोथल” का अर्थ “मृतकों का टीला” है।

•	 इस स्थल का उत्खनन भारतीय परुातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा 
1955 से 1960 के मध्य किया गया, जिसमें एक अत्यंत 
विकसित नगरीय बस्ती एवं व्यापारिक कें द्र के प्रमाण प्राप्त हुए।

•	 परुातत्वविदों का मानना ह ै कि लोथल एक प्रमखु नदी तंत्र के 
किनारे रणनीतिक रूप से स्थित था, जो सिधं से गुजरात के 
सौराष्ट्र क्षेत्र को जोड़न वाले प्राचीन व्यापार मार्ग का 
हिस्सा था।

•	 यहाँ की सबसे महत्त्वपरू्ण खोज विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात 
मानव-निर्मित गोदी (Dockyard) ह।ै इसके अतिरिक्त यहाँ 
दुर्ग क्षेत्र (Acropolis), निचला नगर, मनका निर्माण 
कारखाना, गोदाम, बाज़ार तथा उन्नत जल निकासी 
प्रणाली के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं।

•	 हड़प्पावासियों की अभियांत्रिकी दक्षता का परिचय नगर की 
सवु्यवस्थित नहरों तथा गोदी सवुिधाओ ंसे मिलता ह।ै

•	 लोथल प्राचीन विश्व के सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापारिक 
बंदरगाहों में से एक था।

•	 परुातात्त्विक साक्ष्य बताते हैं कि लोथल के मेसोपोटामिया, 
मिस्र तथा फारस जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के साथ भी व्यापारिक 
सबंंध थे।

यूनेस्को नामांकन 
•	 वर्ष 2014 में लोथल को यनेूस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए 

नामांकित किया गया था और इसका आवेदन वर्तमान में यनेूस्को 
की अस्थायी सचूी (Tentative List) में लंबित ह।ै

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC)
•	 यह 4,000 करोड़ रुपये की परियोजना ह,ै जिसे वर्ष 2024 में 

कें द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

•	 यह अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर की दरूी पर स्थित ह।ै

•	 इस परिसर में हड़प्पाकालीन सड़कों, बाज़ारों, गोदियों तथा 
नागरिक संरचनाओ ं का पनुर्निर्माण किया जाएगा, जिससे 
आगंतकु पारंपरिक संग्रहालय प्रदर्शन से आगे बढ़कर प्राचीन 
नगरीय जीवन का प्रत्यक्ष अनभुव प्राप्त कर सकें गे।

•	 संग्रहालय का अभिकल्प हड़प्पा स्थापत्य शलैी पर आधारित 
ह,ै जिसमें बाढ़-प्रतिरोधी ऊँची सरंचनाए ँतथा जहाज़ जैसी 
आकृतियाँ शामिल की गई हैं।

•	 इस परियोजना का उद्देश्य भारत की प्राचीन समदु्री क्षमता तथा 
हड़प्पा सभ्यता की तकनीकी उन्नति को प्रदर्शित करते हुए इसे 
वैश्विक सांस्कृति क एवं शकै्षिक गंतव्य के रूप में विकसित करना 
ह।ै

स्रोत :IE

बलूचिस्तान

सन्दर्भ
•	 हाल ही में पाकिस्तान ने बलचूिस्तान में पलुिसकर्मियों एवं 

नागरिकों की हत्या करने वाले हमलों के बाद ऑपरेशन शाबान 
प्रारंभ किया, जिससे लंबे समय से जारी बलचू विद्रोह पनुः चर्चा 
में आ गया ह।ै

संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

कलात का पाकिस्तान में विलय

•	 कलात, ब्रिटिश भारत के समय वर्तमान बलचूिस्तान का सबसे 
बड़ा रियासती राज्य था। भारत के विभाजन के समय कलात ने 
प्रारंभ में स्वतंत्र रहने का प्रयास किया।

•	 राजनीतिक एवं सैन्य दबाव के बीच वर्ष 1948 में कलात के 
ख़ान ने पाकिस्तान के साथ विलय स्वीकार कर लिया।

•	 बलचू राष्ट्रवादी इस विलय को दबाव में कराया गया मानते हैं, 
जबकि पाकिस्तान इसे वैध एवं अतंिम मानता ह।ै
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सुई गैस से जुड़ी असंतोष की भावना
•	 स्थानीय लोगों में यह धारणा बनी कि बलचूिस्तान के प्राकृतिक 

संसाधनों का लाभ स्थानीय समदुायों की अपेक्षा कें द्र सरकार को 
अधिक प्राप्त हुआ, जिससे असंतोष बढ़ा।

बलूचिस्तान का परिचय
•	 बलचूिस्तान, क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान का सबसे 

बड़ा प्रांत ह ैतथा यह दशे के कुल भ-ूभाग का लगभग 44% 
भाग घरेता ह।ै

•	 राजधानी: क्वेटा

•	 सीमाए:ँ इसके पश्चिम में ईरान, उत्तर में अफगानिस्तान तथा 
दक्षिण में अरब सागर स्थित ह।ै

•	 प्राकृतिक ससंाधन: यह प्राकृतिक गैस, ताँबा, सोना, कोयला 
तथा अन्य खनिज संसाधनों से समदृ्ध ह।ै

•	 रेको डिक (Reko Diq): विश्व के सबसे बड़े अविकसित 
ताँबा–सोना भडंारों में से एक।

•	 सैंदक (Saindak): चीनी भागीदारी के साथ संचालित एक 
प्रमखु ताँबा–सोना खनन परियोजना।

•	 महत्त्व: बलचूिस्तान में स्थित ग्वादर बंदरगाह चीन–पाकिस्तान 
आर्थिक गलियारे (CPEC) का एक प्रमखु कें द्र ह।ै

स्रोत: IE

ओलिम्पस पर्वत

चर्चा में क्यों?
•	 ओलिम्पस पर्वत, जिसे ज़्यूस तथा प्राचीन यनूानी दवेताओ ं

का पौराणिक निवास स्थान माना जाता ह,ै को यूनेस्को विश्व 
धरोहर का दर्जा देने पर विचार किया जा रहा ह।ै ग्रीस अपने 
सबसे ऊँच ेपर्वत के संरक्षण के लिए यह प्रयास कर रहा ह।ै

•	 वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया इसका नामांकन वर्तमान में 
यनेूस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा मलू्यांकनाधीन ह।ै

ओलिम्पस पर्वत

स्थिति

•	 ओलिम्पस पर्वत (2,918 मीटर) ग्रीस का सबसे ऊँचा पर्वत ह,ै 
जो मसेिडोनिया और थेसाली के बीच स्थित ह।ै

•	 यह अपने विशिष्ट सकू्ष्म जलवाय ु(Microclimate), असाधारण 
जैव विविधता तथा मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध ह।ै

पौराणिक एवं सांस्कृति क महत्त्व

•	 प्राचीन यनूानी पौराणिक कथाओ ं में इसे ज़्यूस तथा बारह 
ओलिम्पियन दवेताओ ंका निवास स्थान माना जाता था।

•	 होमर तथा हसेियड ने इसका वर्णन उस दिव्य स्थान के रूप में 
किया ह,ै जहाँ ज़्यूस ने टाइटनों को पराजित किया और दवेताओ ं
तथा मनषु्यों पर शासन किया।

•	 एगियोस एटंोनियोस शिखर पर स्थित ओलिम्पियन 
ज़्यूस का मंदिर तथा आसपास प्राप्त प्राचीन बस्तियों 
के पुरातात्त्विक अवशेष इसके दीर्घकालीन धार्मिक एवं 
ऐतिहासिक महत्त्व की पषु्टि करते हैं।

•	 ओलिम्पस का ईसाई धार्मिक महत्त्व भी ह।ै यहाँ 16वीं शताब्दी 
का पैगंबर एलियास का प्रार्थना-गृह, जो सबसे ऊँचा 
ऑर्थोडॉक्स प्रार्थना-गृह माना जाता ह,ै तथा होसियोस 
डायोनिसियोस का प्राचीन मठ स्थित ह।ै

प्राकृतिक विरासत

•	 वर्ष 1938 में इसे ग्रीस का पहला राष्ट्रीय वन घोषित किया 
गया था।

•	 यह अपने समृद्ध पारितंत्रों के लिए प्रसिद्ध ह।ै यहाँ चार विशिष्ट 
वनस्पति क्षेत्र पाए जाते हैं, जो भूमध्यसागरीय वनों से लेकर 
बाल्कन क्षेत्र की सर्वोच्च वकृ्ष-रेखा के ऊपर स्थित अल्पाइन 
घासभूमियों तक विस्तृत हैं। यहाँ अनेक दुर्लभ एवं स्थानिक 
(Endemic) पादप प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं।

स्रोत: TOI

ऑपरेशन वज्र

सन्दर्भ
•	 कें द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने ऑपरेशन वज्र के 

अतंर्गत उच्च शक्ति वाली ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड (250 
मि.ग्रा.) गोलियों की अवधै तस्करी को रोकने में सफलता प्राप्त की।

यह जब्ती विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण क्यों है?
	� ट्रामाडोल एक कृत्रिम ओपिऑयड दर्दनाशक दवा ह,ै 

जिसे लोकप्रिय रूप से “फाइटर ड्रग” कहा जाता ह।ै बताया 
जाता ह ै कि आईएसआईएस (ISIS) के आतंकवादियों 
सहित कई लड़ाकों द्वारा दर्द एवं थकान को दबाने के 
लिए इसका दुरुपयोग किया गया ह।ै

	� यद्यपि ट्रामाडोल के वैध चिकित्सीय उपयोग हैं, किंत ु
इसका अवैध उपयोग एवं अवैध तस्करी नश ेकी लत को 
बढ़ावा द ेसकती ह ैतथा जनस्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सरुक्षा 
के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती ह।ै

	� वर्ष 2018 में भारत ने ट्रामाडोल को स्वापक औषधि 
एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS 
Act) के अंतर्गत शामिल कर दिया। इसके बाद कें द्रीय 
नारकोटिक्स ब्यूरो की अनुमति के बिना इसका 
उत्पादन एवं बिक्री अवैध हो गया।
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	� यह जब्ती एशिया में मादक पदार्थों की तस्करी की व्यापक 
चनुौती को भी रेखांकित करती ह,ै क्योंकि यहाँ दो प्रमुख 
अवैध मादक पदार्थ उत्पादन क्षेत्र स्थित हैं—

	� गोल्डन क्रे सेंट (Golden Crescent)

	� गोल्डन ट्रायंगल (Golden Triangle)

कें द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN)
•	 प्रशासनिक मंत्रालय: राजस्व विभाग, वित्त मतं्रालय।

•	 मुख्यालय: ग्वालियर, मध्य प्रदशे (वर्ष 1960 में शिमला से 
स्थानांतरित किया गया)।

कें द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के प्रमुख दायित्व
•	 भारत में अफीम पोस्ता (Opium Poppy) की वैध खतेी का 

पर्यवेक्षण।

•	 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 
1985 (NDPS Act) के अतंर्गत मामलों की जाँच करना तथा 
न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत करना।

•	 अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का पता लगाना एवं उन्हें जब्त 
(Freeze) करने की कार्रवाई करना।

•	 कृत्रिम मादक औषधियों के निर्माण हते ुलाइसेंस जारी करना।

•	 स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों के निर्यात हते ु
प्राधिकरण तथा आयात प्रमाण-पत्र जारी करना।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ

भारत निम्नलिखित संयकु्त राष्ट्र अभिसमयों का हस्ताक्षरकर्ता ह—ै

•	 स्वापक औषधियों पर संयकु्त राष्ट्र अभिसमय, 1961

•	 मनःप्रभावी पदार्थों पर संयकु्त राष्ट्र अभिसमय, 1971

•	 स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के 
विरुद्ध संयकु्त राष्ट्र अभिसमय, 1988

•	 इन अभिसमयों के अनसुार सदस्य दशेों का दायित्व ह ै कि 
वे संयकु्त राष्ट्र की मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों के प्रभावी 
कार्यान्वयन की निगरानी सनुिश्चित करें।

स्रोत: PIB

नमस्ते योजना

सन्दर्भ
•	 नमस्ते योजना के अतंर्गत अब तक 89,915 सीवर एवं सेप्टिक 

टैंक कर्मियों तथा 2,81,117 अपशिष्ट संग्राहकों (Waste 
Pickers) का सत्यापन किया जा चकुा ह।ै

परिचय
•	 राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारितंत्र कार्ययोजना (National 

Action for Mechanised Sanitation Ecosystem 
– NAMASTE) स्वच्छता कर्मियों की सरुक्षा, गरिमा एवं 
सामाजिक सरुक्षा सनुिश्चित करने हते ुएक प्रमखु सरकारी पहल 
ह।ै

•	 इस योजना का उद्देश्य सीवरों एवं सेप्टिक टैंकों की जोखिमपरू्ण 
हाथ से सफाई को समाप्त करना तथा यंत्रीकृत सफाई व्यवस्था 
को बढ़ावा दनेा ह।ै

•	 इसका संयकु्त रूप से कार्यान्वयन सामाजिक न्याय एवं 
अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य 
मंत्रालय द्वारा किया जाता ह।ै

•	 स्वच्छता कर्मियों को प्रदान किए जाने वाले प्रमुख लाभ:

	� व्यक्तिगत सरुक्षा उपकरण (PPE) उपलब्ध कराना।

	� स्वास्थ्य बीमा तथा आयषु्मान भारत योजना का लाभ 
प्रदान करना।

	� व्यावसायिक सरुक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

	� कौशल विकास के अवसर प्रदान करना।

	� स्व-रोज़गार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

	� आधनुिक यंत्रीकृत स्वच्छता उपकरणों तक पहुचँ सनुिश्चित 
करना।

योजना के उद्देश्य
•	 स्वच्छता कार्यों में शनू्य मतृ्यु (Zero Fatalities) सनुिश्चित 

करना।

•	 जोखिमपरू्ण अपशिष्ट के साथ प्रत्यक्ष मानवीय संपर्क  को परू्णतः 
समाप्त करना।

•	 कुशल स्वच्छता कार्यबल का निर्माण करना।

•	 स्वयं सहायता समहूों (SHGs) तथा अन्य आजीविका के 
अवसरों के माध्यम से स्वच्छता कर्मियों में उद्यमिता को बढ़ावा 
दनेा।

स्रोत: PIB

चंुबकीय उत्तोलन (Magnetic Levitation)

चर्चा में क्यों?
•	 जापान ने अपनी पहली 500 किलोमीटर लंबी सपुरकन्डक्टिंग 

मैग्लेव (SCMAGLEV) रेल परियोजना को स्वीकृति प्रदान 
की ह,ै जो टोक्यो को ओसाका से नागानो, नागोया तथा क्योटो 
के माध्यम से जोड़ेगी।
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मैग्लेव (Magnetic Levitation)
•	 मगै्लेव (Magnetic Levitation) का अर्थ ह ै स्थायी चुबंकों 

अथवा विद्युत-्चुबंकों द्वारा उत्पन्न चुबंकीय क्षेत्र की सहायता 
से किसी वाहन को बिना किसी यांत्रिक सहारे के ऊपर उठाना।

•	 मगै्लेव रेलगाड़ियाँ पहियों के स्थान पर शक्तिशाली चुबंकीय क्षेत्रों 
का उपयोग करके रेलगाड़ी को ऊपर उठाती एवं आगे बढ़ाती हैं। 
इससे घूर्णन घर्षण (Rolling Friction) समाप्त हो जाता ह ै
और 400 किमी/घंटा से अधिक की गति पर भी अत्यंत सगुम 
यात्रा संभव होती ह।ै

प्रयुक्त प्रौद्योगिकियाँ
•	 विद्युत-्चंुबकीय निलंबन (Electromagnetic 

Suspension – EMS)

•	 इस प्रणाली में रेलगाड़ी पर लगे विद्युत-्चुबंक उसे पथ 
(Guideway) की ओर आकर्षित करते हैं तथा संवेदकों 
(Sensors) की सहायता से लगभग 10 मि.मी. ऊपर स्थिर 
बनाए रखते हैं।

•	 विद्युत-्गतिकीय निलंबन (Electrodynamic 
Suspension – EDS)

•	 इस प्रणाली में अतिचालक चुबंक पथ में लगी कंुडलियों 
(Coils) में विद्युत ्धारा प्रेरित करते हैं, जिससे प्रतिकर्षण बल 
उत्पन्न होता ह।ै

•	 लगभग 100 किमी/घटंा की गति प्राप्त होने के बाद यह प्रणाली 
रेलगाड़ी को पथ से लगभग 100 मि.मी. ऊपर तैरते हुए चलने 
में सक्षम बनाती ह।ै

रेलगाड़ी आगे कैसे बढ़ती है?
•	 रेलगाड़ी की गति रैखिक मोटरों (Linear Motors) के माध्यम 

से प्राप्त होती ह,ै जिनमें पथ पर लगी कंुडलियों में प्रवाहित 
प्रत्यावर्ती धारा (AC) एक गतिशील चुबंकीय क्षेत्र उत्पन्न करती 
ह,ै जो रेलगाड़ी को आगे की ओर खींचती तथा पीछे से धक्का 
दतेी ह।ै

•	 सरुक्षित गति कम करने तथा आपातकालीन स्थिति में रोकने 
के लिए पनुर्योजी ब्रेक (Regenerative Braking) तथा घर्षण 
ब्रेक का उपयोग किया जाता ह।ै

मैग्लेव (चंुबकीय उत्तोलन) के लाभ
•	 400–600 किमी/घटंा तक की अत्यधिक उच्च गति।

•	 अत्यंत सगुम एवं शांत यात्रा।

•	 घरू्णन घर्षण का अभाव, जिससे घिसावट एवं रखरखाव की 
आवश्यकता कम होती ह।ै

•	 प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों में भी उच्च विश्वसनीयता।

अन्य अनुप्रयोग 
•	 चुबंकीय उत्तोलन प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल उच्च गति 

वाली रेलगाड़ियों तक सीमित नहीं ह।ै

इसका उपयोग चुबंकीय बेयरिंग में टरबाइन एवं सपंीडक 
(Compressor) के शाफ्ट को निलंबित रखने के लिए किया 
जाता ह,ै जिससे घर्षण कम होता ह ैऔर अधिक गति से घरू्णन 
संभव होता ह।ै

•	 इसी रैखिक मोटर प्रौद्योगिकी का उपयोग विमानवाहक पोतों 
के रनवे से विमानों को प्रक्षेपित करने में भी किया जाता ह।ै

•	 उद्योगों में मगै्लेव प्रणालियाँ अर्धचालक निर्माण, पैकेजिंग, 
सीएनसी मशीनिग, लेज़र/एक्स-किरण निरीक्षण तथा डीएनए 
अनकु्रमण जैसे कार्यों में तीव्र एवं सटीक गति प्रदान करती हैं।

•	 वैज्ञानिक अनसुंधान के लिए जैविक नमनूों, द्रवों, पिघली हुई 
धातओु ंतथा छोटे जीवों को भी चुबंकीय क्षेत्र की सहायता से 
उत्तोलित किया जाता ह।ै

•	 वर्ष 1997 में भौतिक वैज्ञानिक आंद्रे गीम और माइकल 
बेरी ने 10 टेस्ला क्षमता वाले शक्तिशाली चुबंक की सहायता 
से प्रतिचुबंकत्व (Diamagnetism) का उपयोग करते हुए 
एक मेंढक को चुबंकीय रूप से उत्तोलित किया था।

•	 वर्ष 2000 में इस अनठेू प्रयोग के लिए उन्हें इग नोबेल 
परुस्कार प्रदान किया गया। बाद में आदं्रे गीम ऐसे एकमात्र 
वैज्ञानिक बने जिन्हें इग नोबेल पुरस्कार और नोबेल 
पुरस्कार दोनों प्राप्त हुए।

सीमाएँ
•	 इसके लिए विशषे रूप से निर्मित पटरियों एवं स्टेशनों की 

आवश्यकता होती ह;ै मौजदूा रेल अवसंरचना का उपयोग नहीं 
किया जा सकता।

•	 निर्माण एवं रखरखाव की लागत अत्यधिक अधिक होती ह।ै

•	 आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य होने के लिए उच्च यात्री संख्या 
आवश्यक ह।ै

•	 300 किमी/घटंा से अधिक गति पर वायगुतिकीय प्रतिरोध 
(Aerodynamic Drag) एक बड़ी चनुौती बन जाता ह,ै जिसके 
लिए अत्याधनुिक सवु्यवस्थित (Streamlined) डिजाइन की 
आवश्यकता होती ह।ै 

स्रोत: TH
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